भारत सरकार
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक                                                राज्‍य सभा     
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग)                             अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1009.
जिसका उत्‍तर शुक्रवार 13 दिसम्‍बर, 2013 को दिया जाएगा
कृषि उत्‍पादों की कीमतों में वृद्धि 

1009. श्री अजय संचेती:   

       क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या विगत एक वर्ष के दौरान कृषि उत्‍पादों की कीमतें नियंत्रण में हैं; 
(ख) यदि हां, तो विगत दो वर्षों के दौरान कृषि उत्‍पादों की वर्ष‑वार, वस्‍तु‑वार कीमतें क्‍या हैं;
(ग) देश में विगत छह वर्षों के दौरान प्‍याज की कीमतों में वृद्धि के कारण क्‍या हैं; और 

(घ) कृषि उत्‍पादों की कीमतें वहनीय स्‍तर पर रखने के लिए सरकार क्‍या प्रस्‍ताव कर रही है?       

उत्‍तर

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) और (ख): थोक मूल्‍य सूचकांक यह दर्शाता है कि खाद्य वस्‍तुओं की मुद्रास्‍फीति की दर गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 6.72% की तुलना में अक्‍तूबर, 2013 में 18.19% रही। अक्‍तूबर, 2013 के दौरान गेहूं, दालों (मूंग को छोड़क‍र), आलू, दूध, चीनी और खाद्य तेलों के मूल्‍य कम हो गए जबकि चावल, मूंग, प्‍याज, आलू, फलों, अंडों, मांस और मछली के मूल्‍य गत वर्ष अर्थात अक्‍तूबर, 2012 की तदनुरूपी अवधि की तुलना में बढ़ गए हैं।


दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता और चेन्‍नई के महानगरों से प्राप्‍त सूचना के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान आवश्‍यक वस्‍तुओं के खुदरा मूल्‍य अनुलग्‍नक-I पर दिए है।

(ग) और (घ): प्‍याज के मूल्‍यों में हाल में हुई वृद्धि मुख्‍यत: बाजार आवक की कमी के कारण थी जो कि राजस्‍थान, मध्‍य प्रदेश और गुजरात में हुई भारी बारिश के कारण भी प्रभावित थी। त्‍यौहारों के मौसम के कारण मांग में हुई वृद्धि ने भी मूल्‍य वृद्धि में योगदान दिया।
सरकार, चुनिंदा आवश्‍यक वस्‍तुओं जैसे कि आलू, प्‍याज और टमाटर के थोक/खुदरा मूल्‍यों को देश भर में स्थित 57 रिपोर्टिंग केन्‍द्रों से उपलब्‍ध आंकड़ों द्वारा सतत् आधार पर मॉनिटर करती है। चालू मूल्‍य स्थिति के साथ-साथ, घरेलू और अन्‍तर्राष्‍ट्रीय, दोनों बाज़ारों में कीमतों पर प्रभाव डालने वाले अन्‍य कारकों का विश्‍लेषण किया जाता है और इसके आधार पर आवश्‍यक वस्‍तुओं की मूल्‍य वृद्धि को नियंत्रित करने और उनकी उपलब्‍धता को बढ़ाने के सम्‍बन्‍ध में उपाय किए जाते हैं।
आवश्‍यक वस्‍तुओं की कीमतों में वृद्धि को नियन्त्रित करने के लिए किए गए उपाय अनुलग्‍नक-II में दिए गए हैं। 
अनुलग्‍नक-I
कृषि उत्‍पादों की कीमतों में वृद्धि के संबंध में राज्‍य सभा के दिनांक 13.12.2013 के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1009 के भाग (क एवं ख) के उत्तर में उल्‍लिखित विवरण

चार महानगरों (दिल्‍ली, मुम्‍बई, कोलकाता और चेन्‍नई) से प्राप्‍त खुदरा मूल्‍य रेंज
	वस्‍तु/वर्ष

	की स्थिति के अनुसार मूल्‍यों की रेंज

	
	6.12.2013
	6.12.2012
	6.12.2011

	चावल
	25-31
	20-32
	20-24

	गेहूं
	18-31
	19-28
	15-22

	चना
	52-58
	68-85
	48-56

	अरहर
	72-87
	74-82
	62-74

	मूंग
	78-95
	78-87
	68-79

	मसूर
	56-65
	50-62
	44-57

	उड़द
	62-77
	
60-76
	60-79

	आलू
	13-24
	15-25
	8-13

	प्‍याज
	28-52
	20-22
	14-18

	टमाटर
	24-41
	15-22
	13-25

	दूध (रूपए/प्रति किलो की दर से)
	27-38
	27-36
	22-36

	चीनी
	33-36
	37-40
	33-36

	वनस्‍पति
	72-105
	64-85
	60-85

	मूंगफली का तेल (पैकबंद)
	105-169
	140-161
	110-137

	पॉम ऑयल (पैकबंद)
	65-70
	55-62
	64-66

	सरसों और रेपसीड तेल (पैकबंद)
	98-102
	89-121
	84-96

	सोयाबीन तेल (पैकबंद)
	84-96
	86-94
	78-88

	सूरजमुखी का तेल (पैकबंद)
	90-106
	93-106
	84-108


स्रोत: राज्‍य नागरिक आपूर्ति विभाग
अनुलग्‍नक-II
सब्‍जियों और आवश्‍यक वस्‍तुओं की कीमतों में वृद्धि के संबंध में राज्‍य सभा के दिनांक 13.12.2013 के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1009 के उत्तर के भाग (ग एवं घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
सरकार द्वारा आवश्‍यक वस्‍तुओं को मूल्‍य वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम:
· गेहूं, प्‍याज और दालों, कच्‍चा पामोलीन के लिए आयात शुल्‍क को घटाकर शून्‍य किया गया और रिफाइन्‍ड और खाद्य तेलों पर आयात शुल्‍क को घटाकर 7.5% और किया गया।
· खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल के 5 क्रि.ग्रा के उपभोक्‍ता पैकों में न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य 1500 यू.एस. डालर प्रति मीट्रिक टन को छोड़कर) तथा दालों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10000 टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
· चुनिंदा आवश्‍यक वस्‍तुओं जैसे कि दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के मामले में समय-समय पर 30.9.2014 तक की अवधि के लिए तथा धान और चावल के संबंध में 30.11.2014 तक के लिए स्‍टॉक सीमा अधिरोपित की गई।
· चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपया प्रति कि.ग्रा. और अंत्‍योदय अन्‍न योजना के लिए 3 रूपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्‍योदय अन्‍न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के केन्‍द्रीय निर्गम मूल्‍य को वर्ष 2002 से कायम रखा गया है।
· चावल, उडद, तूर, ग्‍वारगम और ग्‍वार बीज के भावी सौदों को स्‍थगित कर दिया गया।
· न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य के माध्‍यम से प्‍याज के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। दिनांक 14.08.2013 से प्‍याज का न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य पुन: निर्धारित करके 650 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन किया गया था। इसे दिनांक 19.09.2013 को पुन: बढ़ाकर 900 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन और दिनांक 01.11.2013 से बढ़ाकर 1150 यू.एस. डॉलर प्रति मीट्रिक टन किया गया।
· सरकार ने ओ एम एस एस स्‍कीम के तहत चावल और गेहूं का आबंटन किया।
· सरकार, आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी को रोकने के उद्देश्‍य से ‘’आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955’’ और “चोर बाजारी निवारण एवं आवश्‍यक वस्‍तु  प्रदाय अधिनियम, 1980’’ को भी कार्यान्‍वित कर रही है। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों से इन दोनों अधिनियमों को कड़ाई से लागू करने और इन अधिनियमों के प्रवर्तन की निगरानी करने के लिए भी बार-बार अनुरोध किया जाता है।
*****
